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अतारांकित प्रश्न सं. 822
22 दिसम्‍बर, 2017 को उत्तरार्थ
विषय: कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत
822.  श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या देश में प्याज, टमाटर और अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन करने वाले किसान अपने उत्पादन की लागत भी वसूल नहीं कर पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने कि ये किसान कम से कम अपने उत्पादन की लागत वसूल कर पाएं, के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम रहे हैं; और
(घ) क्या जब प्याज की कीमतों में गिरावट आई थी, तो उस समय प्याज का निर्यात करने की अनुमति नहीं थी; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) से (ग) सरकार ने 23 कृषि जिंसों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों की घोषणा की है जिनमें धान, ज्‍वार, बाजरा, मक्‍का, रागी, तूर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कपास, गेंहू, जौ, चना, मसूर, तोरिया एवं सरसों, कुसुम, गन्‍ना (एफआरपी), कोपरा एवं जूट शामिल है। एफसीआई और सरकारी एजेंसियां किसानों के लिए लाभप्रद मूल्‍य सुनिश्‍चित करने के लिए खरीद कार्य करती है। सरकार द्वारा उपाय किए गए जो निम्‍नानुसार हैं:  
· सरकार, कृषि एवं बागवानी जिंसों जो सामान्‍यता शीघ्र नष्‍ट होने वाले है, की खरीद के लिए मंडी हस्‍तक्षेप स्‍कीम (एमआईएस) कार्यान्‍वित कर रही है एमआईएस को मूल उद्देश्‍य में चरम आगत अवधि के दौरान, बंपर फसल की स्‍थिति में जब मूल्‍य आर्थिक स्‍तर और उत्‍पादन का मूल्‍य लागत से नीचे गिर जाता है,  दबाव में बिक्री करने से इन जिंसों के उत्‍पादकों की करना रक्षा है। एमआईएस राज्‍य/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के विशेष अनुरोध पर कार्यान्‍वित की जाती है, जो केंद्र सरकार के साथ 50:50 आधार पर (पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के मामले में 75:25) घाटा शेयर करने के इच्‍छुक हैं। 
· राष्‍ट्रीय कृषि मंडी स्‍कीम, जो मुख्‍यत: ई-एनएएम के रुप में जानी जाती है, अप्रैल, 2016 में शुरु की गई थी, जिसका उद्देश्‍य ऑनलाईन प्रतिस्‍पर्धी बोली प्रणाली के माध्‍यम से फसल उत्‍पादों  के लिए वसूल करने के लिए किसानों द्वारा पारदर्शी मूल्यों का पता लगाना है। ई-एनएएम 14 राज्‍यों 470 थोक मंडियों में कार्यान्‍वित की गई। 
· इसके अलावा, सरकार ने राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा इसको अपनाए जाने के लिए 24 अप्रैल, 2017 को नई मॉडल “कृषि उत्‍पाद एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधाकरण) अधिनियम, 2017” जारी किया है। प्रावधानों में निजी मंडियों की स्‍थापना करना, कृषक उपभोक्‍ता मंडियों, विशिष्‍ट जिंस मंडी, वेयर हाऊस/ सिलोस शीत भंडारों अथवा ऐसी संरचनाओं की मंडी उप परिसर के रूप में घोषणा करना शामिल हैं। राज्‍यों द्वारा इन सुधारों को अपनाने से किसानों द्वारा बेहतर मूल्य प्राप्‍ति के लिए वैकल्‍पिक विपणन चैनलों का निर्माण होता है। 
· किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्‍त करने में समर्थ बनाने के लिए एगमार्क नेट पोर्टल विनियमित मंडियों में कृषि जिंसों के मूल्‍यों एवं आवकों पर किसानों को सूचना प्रदान कर रहा है। 
· शीत भंडारों की स्‍थापना, प्रसंस्‍करण यूनिटों, पैक हाऊसों, पूर्व-शीतित इंकाईयों, विनियंत्रित वातावरण भंडार, रिफर वैन, समेकित शीत श्रृंखला और निम्‍न लागत प्‍याज भंडार सहित कटाई पश्‍चात प्रबंधन और विपणन के लिए अवसंरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
· कटाई पश्‍चात घटक के अंतर्गत ऋण संबंध पार्श्‍वांन्‍त सब्‍सिडी परियोजना लागत के 35% से 50% तक उपलब्‍ध है। शीत भंडारण/ शीत श्रृंखला घटकों की सृजन के लिए वयक्‍तियों, सामूहिक किसानों/ उत्‍पादकों/ उपभोक्‍ताओं, सहभागिता/ मालिकाना फर्मों, स्‍व-सहायता समूहों, कृषक उत्‍पादक संगठन, कंपनियों, निगमों सहकारिताओं, सहकारी विपणन संगठन, कृषि उत्‍पाद मंडी समिति एवं विपणन बोर्डों, राज्‍य सरकारों और पंचायतों जैसे स्‍थानीय निकायों के लिए यह सहायता उपलब्‍धत है। 
(घ) घरेलू मंडी में प्‍याज की मूल्‍यों पर ध्‍यान दिए बिना पिछले दो वर्षों में प्‍याज के निर्यात पर रोक नहीं लगाया गई था। 
********
